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जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
पोलावरम परियोजना कार्यों की प्रगति
788. 
डा. के.वी.पी.  रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन तथा राज्य को निधियां जारी करने में विलंब के कारण पोलावरम परियोजना कार्यों की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या यह सच है कि पोलावरम के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापन व्यय पूर्व अनुमान की तुलना में हाल के अनुमान में कई गुना बढ़ गया है; 
(घ) 
क्या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुन: स्थापन को परियोजना के सिंचाई घटक के भाग के रूप में माना जा रहा है; और 
(ङ) 
क्या यह सच है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन कार्यों में निधि की कमी के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ङ) दिनांक 01.04.2014 को राष्‍ट्रीय परियोजना के रूप में इस परियोजना की घोषणा की पश्‍चात् भारत सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्‍य उच्‍च प्राथमिकता के आधार पर पोलावरम सिंचाई परियोजना के अपेक्षित निधि उपलब्‍ध करा रहा है और दिसम्‍बर, 2019 तक पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 62.16% कार्य पूरे कर लिए गए है। 
परियोजना की वर्तमान में अनुमोदित लागत के अनुसार जब दिनांक 01.04.2014 को राष्‍ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था,परियोजना की सिंचाई घटक की शेष लागत 7158.53 करोड़ रूपए थी। तत्‍पश्‍चात् पीपीए और केन्‍द्रीय जल आयोग की सिफारिश किए गए पात्र प्रस्‍तावों के अनुसार समय-समय पर 6764.16 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है। 
केन्‍द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्‍य सरकार ने वर्ष 2013-14 के मूल्‍य स्‍तर पर 57940.86 करोड़ रूपए की राशि वाली पोलावरम सिंचाई परियोजना का दूसरा संशोधित लागत अनुमान प्रस्‍तुत किया था। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन परियोजना के सिंचाई घटक का हिस्‍सा हैं। परियोजना के संशोधित अनुमान में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन के प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता पर आधारित हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन की पूर्व में अनुमोदित लागत के संबंध में लागत में वास्‍तविक वृद्धि परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को अंतिम रूप देने पर निर्भर करती है।
राज्‍यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए अभिज्ञात 1.66 लाख एकड़ भूमि में से 1.10 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के कारण 105601 परियोजना विस्‍थापित परिवार हैं और इनमें से 3922 परियोजना विस्‍थापित परिवारों से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन कार्य पूरा कर लिया गया है। 
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